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जिसका उत्‍तर 27 जुलाई, 2015 को दिया जाना है ।
.....
वर्षा जल संचयन प्रणाली की योजना
788.  श्री माजीद मेमन:
क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) महानगरों में तेजी से घटते भूमिगत जल के स्तर के मद्देनजर क्या सरकार निर्मित होने वाले नए घरों और कालोनियों में वर्षा जल संचयन प्रणाली को अनिवार्य बनाने की कोई योजना बना रही है जिससे भू जल के स्तर को घटने से कुछ हद तक रोका जा सकेगा; 
(2) क्या सरकार के पास कार्यशील वर्षा जल संचयन प्रणाली से लैस इमारतों को उनकी कुल बिल राशि में कुछ छूट प्रदान करने की कोई योजना है; और 
(3) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री  (प्रो. सांवर लाल जाट)
(क) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने राष्‍ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की है जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण का समर्थन किया गया है और वर्षा जल का सीधे उपयोग कर के जल की उपलब्‍धता को बढ़ाने की आवश्‍यकता का उल्‍लेख किया गया है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने जल के विनियमन और विकास हेतु समुचित भूमि जल कानून बनाने के लिए सभी राज्‍यों/ केन्‍द्र शासित प्रदेशों को एक मॉडल विधेयक भी परिचालित किया है जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान शामिल है। अभी तक 15 राज्‍यों/ केन्‍द्र शासित प्रदेशों ने मॉडल विधेयक के अनुरूप भूमि जल कानून अपनाया और कार्यान्वित किया है। इसके अतिरिक्‍त, 31 राज्‍यों/ केन्‍द्र शासित प्रदेशों ने कानून बनाकर अथवा नियम एवं विनियम तैयार करके अथवा भवन उपनियमों में प्रावधान करके अथवा समुचित सरकारी आदेशों द्वारा वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया है। केन्‍द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्‍ल्‍यूए) ने भी सभी राज्‍यों  के मुख्‍य सचिवों और सभी केन्‍द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने/अपनाने के उपाय करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्‍त, सीजीडब्‍ल्‍यूए ने वर्षा जल संचयन और भूमि जल के पुनर्भरण को अपनाने के लिए विभिन्‍न केन्‍द्र एवं राज्‍य सरकार संगठनों के साथ भी मामले को उठाया है।
(ख) एवं (ग) कार्यशील वर्षा जल संचयन प्रणाली वाली सम्‍पत्तियों को छूट देने का विषय राज्‍य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है।
***

